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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1134
27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थनमूल्य
1134. श्री भुवनेश्वर कालिताः 
क्या कृषि एवंकिसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः
(क)
क्या सरकार ने हाल ही में धान औरअन्य खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थनमूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
एमएसपी में वृद्धि करने के कारण सरकारको कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी;और
(घ)
क्या यह कीमत खाद्य राज सहायता केबजटीय प्रावधनों के तहत शामिल है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) तथा (ख):
सरकार ने हाल में 2018-19 मौसम की सभी खरीफफसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है क्‍योंकि यह 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट में घोषित कम से कम 150 प्रतिशत उत्‍पादन लागत के स्‍तर पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने संबंधी पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को दर्शाता है। 
2018-19 मौसम के लिए धान (सामान्‍य) के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 200 रूपए प्रति क्‍विंटल की वृद्धि हुई है तथा उसे 1750 रूपए प्रति क्‍विंटल पर निर्धारित किया गया है और धान (ग्रेड ए) के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 180 रूपए प्रति क्‍विंटल की वृद्धि हुई है तथा इसे 1770 रूपए प्रति क्‍विंटल पर निर्धारित किया गया है। 
खरीफ फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों के ब्‍यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।   
(ग) तथा (घ):
मौजूदा व्‍यवस्‍थाओं के अनुसार, उन फसलों की खरीद की जाती है जिसके लिए केंद्रीय एवं राज्‍य की एजेंसियों के माध्‍यम से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषणा की होती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का प्रश्‍न है, कल्‍याणकारी योजनाओं एवं खाद्य सुरक्षा के लिए बफर भंडारण हेतु मुख्‍य रूप से सार्वजनिक वितरण पद्धति (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं विकेंद्रिकृत खरीद पद्धति के माध्‍यम से उनकी खरीददारी की जाती है। पीडीएस के तहत खरीद किए गए अनाजों की आर्थिक लागत एवं उनके केंद्रीय जारी मूल्‍यों के बीच अंतर राजसहायता प्राप्‍त परिव्‍यय जिसे बजट के माध्‍यम से वहन किया जाता है। चूंकि 2018-19 मौसम के लिए खरीफ धान के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि हुई है अत: यह अनुमान लगाया गया है कि इसके परिणामस्‍वरूप 2018-19 के लिए 12167 करोड़ रूपए के अतिरिक्‍त वित्‍तीय प्रभाव की संभावना है।  
सरकार ने राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्‍न लेन-देन पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं अन्‍य खरीद एजेंसियों को देय 1,38,123 करोड़ रूपए संबंधी 2018-19 (खाद्य राजसहायता) के लिए बजटीय आवंटन किया है। एनएफएसए कें तहत विकेंद्रीकृत खरीददारी (डीसीपी) पर राज्‍य सरकारों को 31,000 करोड़ रूपए की राजसहायता भी आवंटित की गई है।
अनुबंध
दिनांक 27.07.2018 को देय राज्‍य सभा अताराकित प्रश्‍न संख्‍या 1134 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध
	
	
	
	(रूपए प्रति क्‍विंटल)

	क्र.सं.
	जिन्‍स
	किस्‍म
	2017-18
	2018-19
	(#)2017-18 की तुलना में 2018-19 न्‍यू.सं.मू. में वृद्धि

	 
	खरीफ फसलें
	 
	 
	 
	 

	1
	धान
	सामान्‍य
	1550
	1750
	200(12.9)

	 
	 
	ग्रेड 'ए'
	1590
	1770
	180(11.3)

	2
	ज्‍वार
	हाईब्रिड
	1700
	2430
	730(42.9)

	 
	 
	मालदांडी
	1725
	2450
	725(42.3)

	3
	बाजरा
	 
	1425
	1950
	525(36.9)

	4
	मक्‍का
	 
	1425
	1700
	275(19.3)

	5
	रागी
	 
	1900
	2897
	997(52.5)

	6
	अरहर (तूर)
	 
	5450^
	5675
	225(4.1)

	7
	मूंग
	 
	5575^
	6975
	1400(25.1)

	8
	उड़द
	 
	5400^
	5600
	200(3.7)

	9
	कपास
	मध्‍यम रेशा
	4020
	5150
	1130(28.1)

	 
	 
	लंबा रेशा
	4320
	5450
	1130(26.2)

	10
	मूंगफली छिलके सहित
	 
	4450^
	4890
	440(9.9)

	11
	सूरजमुखी बीज
	 
	4100*
	5388
	1288(31.4)

	12
	सोयाबीन
	 
	3050^
	3399
	349(11.5)

	13
	तिल
	 
	5300*
	6249
	949(17.9)

	14
	रामतिल
	 
	4050*
	5877
	1827(45.1)

	# कोष्‍ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।
* 100 रूपए प्रति क्‍विंटल बोनस सहित
^ 200 रूपए प्रति क्‍विंटल बोनस सहित
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